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06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ
विषय: कृषि ऋण की उपलब्‍धता
174.
सरदार बलविंदर सिंह भुंडर 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए कृषि ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) कौन-कौन से विभिन्न फसल बीमा कार्यक्रम इस समय लागू है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब के किसानों को विभिन्न फसलों के लिए राहत के रूप में कितनी धनराशि वितरित की गई है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग):
विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
कृषि ऋण प्रवाह से संबंधित लोकसभा में दिनांक 06.03.2020 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 174 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि ऋण प्रवाह निम्नानुसार है: -
	वर्ष
	कृषि ऋण प्रवाह (करोड़ रुपये में)

	2016-17
	10,65,75,567

	2017-18
	11,62,61,698

	2018-19
	12,56,82,961

	2019-20
	10,33,180.34 (दिसम्‍बर, 2019 तक)


(ख): पिछली फसल बीमा स्‍कीमों के अनुभवों के आधार पर तथा फसल बीमा के तहत अधिकाधिक जोखिम शामिल करने और किसानों आदि के लिए इसे अधिक वहनीय बनाने  के दृष्टिगत खरीफ 2016 मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एवं संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा स्‍कीम शुरू की गई थी। स्‍कीम का लक्ष्‍य फसल बुवाई पूर्व से लेकर फसल कटाई तक के सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के सापेक्ष बीमित किसानों के फसल उपज नुकसानों के जोखिम को भी कवर करना है तथा पर्याप्त दावा राशि का भुगतान व समय पर दावों का निपटान करना है। पीएमएफबीवाई प्रीमियम की बहुत ही कम दरों पर किसानों के लिए उपलब्ध है जो रबी के लिए अधिकतम 1.5% और खाद्य फसलों, दलहन और तिलहन खरीफ के लिए 2% तक और बारहमासी बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% तक होगा। दिनांक 18.02.2020 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन से स्‍कीम में संशोधन किया गया था। संशोधित स्‍कीम में पुर:स्‍थापित  नई विशेषताएं अनुबंध पर हैं।
(ग): चूंकि राज्यों के लिए पीएमएफबीवाई स्‍कीम का कार्यान्वयन करना वैकल्पिक है, पंजाब सरकार ने स्‍कीम का कार्यान्‍वयन न करने का विकल्‍प चुना है। पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान फसल क्षति के एवज में पंजाब के किसानों को वितरित  राहत राशि निम्‍नानुसार है: -
	वर्ष
	संस्‍वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)

	2017
	63.00

	2018
	89.00

	2019
	173.00

	कुल
	325.00


अनुबंध-I

पीएमएफबीवाई/आरडब्‍ल्‍यूबीसीआईएस के प्रावधानों/मानकों में शामिल करने के लिए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित परिवर्तन:
i. पिछले तीन वर्षों हेतु बीमा कंपनियों को कार्य का आवंटन (पीएमएफबीवाई/आरडब्‍ल्‍यूबीसीआईएस दोनों हेतु)  किया जाना।
ii. राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र को किसी जिला फसल संयोजन (पीएमएफबीवाई/आरडब्‍ल्‍यूबीसीआईएस दोनों हेतु) के लिए बीमित राशि के रुप में अनुमानित औसत उपज (एनएवाई) अर्थात एनएवाई* एमएसपी के वित्‍तमान अथवा जिला स्‍तरीय मूल्‍य का चयन करने का विकल्प है। अन्य फसलों के लिए फार्म गेट मूल्‍य पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए एमएसपी की घोषणा नहीं की जाती है।
iii. सकल प्रीमियम दरों के लिए पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत केंद्रीय राजसहायता असिंचित क्षेत्रों/ फसलों के लिए 30% तक तथा सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 25% तक सीमित किया जाना। 50% अथवा उससे अधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों को सिंचित क्षेत्र/जिला (पीएमएफबीवाई/आरडब्‍ल्‍यूबीसीआईएस दोनों हेतु) माना जाएगा।
iv. निवार्य बुवाई, स्‍थानीय आपदा, मौसम मध्य प्रतिकूलता तथा फसलोपरांत नुकसान जैसी कोई अथवा कई अतिरिक्त जोखिम कवर/विशेषताओं के चयन के विकल्‍प के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्‍कीम के कार्यान्‍वयन हेतु छूट। इसके अलावा, पीएमएफबीवाई के अंतर्गत बेस कवर (पीएमएफबीवाई/ आरडब्‍ल्‍यूबीसीआईएस दोनों हेतु)  के लिए विकल्‍प के साथ अथवा के बिना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओलावृष्‍टि जैसे विशेष एकल संकट जोखिम/बीमा कवर का प्रस्‍ताव दे सकती है।
v. यदि राज्य द्वारा निर्धारित समय सीमा से परे संबंधित बीमा कंपनियों को अपेक्षित प्रीमियम राजसहायता जारी करने में अधिक देरी होती है तो आने वाले मौसम में राज्‍यों को स्‍कीम के कार्यान्‍वयन की अनुमति नहीं होगी। इस प्रावधान को लागू करने की अंतिम तारीख खरीफ तथा रबी मौसम के लिए क्रमशः अनुवर्ती वर्षों में 31 मार्च और 30 सितंबर होगी (पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस दोनों हेतु)।
vi. फसल नुकसान/स्वीकार्य दावों के अनुमान हेतु सामान्य रेंजों तथा विचलन रेंजों के साथ प्रत्येक क्षेत्र के लिए मौसम संकेतकों, उपग्रहीय संकेतकों जैसे विशिष्ट ट्रिगरों का उपयोग करके सुस्‍पष्‍ट "विचलन मैट्रिक्स" के आधार पर "नुकसान अनुमान के लिए दो चरणों वाली प्रक्रिया" अपनाना। केवल विचलन वाले क्षेत्रों के लिए उपज नुकसान का अनुमान लगाना (पीएमएफबीवाई) सीसीई के अध्‍यधीन होगा।
vii. सीसीई (पीएमएफबीवाई) के संचालन में स्मार्ट नमूना चयन तकनीक (एसएसटी) तथा सीसीई की संख्‍या को अनुकूल बनाने जैसे प्रौद्योगिकी समाधान अपनाना।
viii. राज्यों द्वारा कार्यान्‍वयक बीमा कंपनियों को अंतिम तारीख के बाद उपज आंकड़ों के लिए प्रावधान न होने की स्‍थिति में प्रौद्योगिकी समाधान (केवल पीएमएफबीवाई) के माध्यम से उपज आवक के आधार पर दावों का निपटान किया जाना।
ix. सभी किसानों (पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस दोनों हेतु) के लिए स्‍कीम के अंतर्गत पंजीकरण को स्वैच्छिक बनाना।
x. प्रीमियम में केंद्रीय शेयर को 50:50 (पीएमएफबीवाई/आरडब्‍ल्‍यूबीसीआईएस दोनों हेतु) के मौजूदा शेयरिंग पैटर्न की जगह पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों के लिए 90% तक बढ़ाया जाना।
xi. प्रशासनिक व्‍ययों (पीएमएफबीवाई/आरडब्‍ल्‍यूबीसीआईएस दोनों हेतु) के लिए भारत सरकार तथा कार्यान्‍वयक राज्‍य सरकारों द्वारा स्‍कीम के लिए कुल आवंटन का 3% तक प्रावधान करना।


उपर्युक्‍त संशोधनों को शामिल करने के लिए स्‍कीम के संबंधित प्रावधानों/मानकों तथा पीएमएफबीवाई व आरडब्ल्यूबीसीआईएस के प्रचालनात्‍मक दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाएगा।

मौजूदा पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के दिशानिर्देशों में उपर्युक्‍त पैरा 1 (i) से (xi) में उल्लिखित प्रावधानों/मानकों को शामिल करने के बाद खरीफ 2020 से संशोधित स्‍कीम प्रवृत्‍त होगी।
---
